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सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का समर्थन किया, पेपर बैलेट को फिर से शुरू करने से किया इनकार     
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मतदान के  लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) प्रणाली को बरकरार रखा और पेपर बैलेट को फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि सिस्टम पर “अंध अविश्वास” मददगार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि सिस्टम पर “अंध अविश्वास” अनुचित संदेह को जन्म देता है और प्रगति को बाधित करता है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता द्वारा दिए गए फै सले के  मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे

              कोर्ट ने याचिकाकर्ता के  इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि पेपर स्लिप और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इकाइयों को मतदाताओं को 
              सौंप दिया जाना चाहिए ताकि वे उन्हें मतपेटियों में डालने से पहले आराम से देख सकें ।
              कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रे टिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की देश भर में सभी ईवीएम और वीवीपीएटी के  क्रॉस वेरिफिके शन की याचिका को 
              खारिज कर दिया।
               वर्तमान में किसी भी संविधान में के वल 5% VVPAT का ही यादृच्छिक मिलान किया जाता है। न्यायालय ने चुनाव संचालन नियमों के  नियम 49 एमए को रद्द 
               करने से इनकार कर दिया। जो मतदाता दावा करते हैं कि ईवीएम ने उनके  वोट सही ढंग से दर्ज नहीं किए हैं, उन्हें टेस्ट वोट डालने की अनुमति है। यदि मतदाता 
              बेमेल साबित करने में विफल रहते हैं, तो चुनाव अधिकारी आईपीसी की धारा 177 के  तहत बेमेल के  खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।
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मुख्य सुझाव    
अदालत ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग (ईसी) वीवीपीएटी पेपर स्लिप्स की गिनती करने के  लिए एक “इलेक्ट्रॉनिक मशीन” 

        तैयार करने की संभावना पर विचार करे।
अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों की पहचान उनके  प्रतीकों के  साथ-साथ यूनिक बार कोड से की जा सकती है।
चुनाव आयोग को दिए गए एक अलग निर्देश में शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि 1 मई से वीवीपीएएफ में प्रतीकों को लोड करने 

       की प्रक्रिया पूरी होने के  बाद प्रतीक लोडिंग यूनिट को सील और सुरक्षित किया जाना चाहिए।
अदालत ने निर्देश दिया कि संदेह और छेड़छाड़ के  मामले में 5% ईवीएम के  माइक्रोकं ट्रोलर की ‘जली हुई’ या अनलोड की गई मेमोरी की 

       जांच और सत्यापन ईवीएम निर्माताओं के  इंजीनियरों की एक टीम द्वारा किया जा सकता है।
ऐसी कवायद उम्मीदवारों के  लिखित अनुरोध के  आधार पर शुरू की जा सकती है। आवेदन चुनाव परिणामों की घोषणा के  सात दिनों के  

       भीतर दायर किया जाना चाहिए। सत्यापन का खर्च उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा, हालांकि अगर सत्यापन में ईवीएम में छेड़छाड़ पाई 
        जाती है, तो उम्मीदवारों को राशि वापस कर दी जाएगी।  

पेपर बैलेट के  विपरीत, ईवीएम ने बूथ कै प्चरिंग को खत्म कर दिया।    
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर बैलेट की वापसी से पुराने दिनों की बुराइयां फिर से सामने आएंगी। और किसी भी तरह से ईवीएम को फर्जी तरीके  से प्रीप्रोग्राम
करना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईवीएम परिवहन के  लिहाज से ज्यादा सुविधाजनक हैं।
कोर्ट ने माना कि मतदान की ईवीएम वीवीपीएटी प्रणाली में मानवीय भूल संभव है। हालांकि कोर्ट ने माना कि मानवीय भूलों को खारिज करना संभव नहीं है, लेकिन उसे
इस बात से तसल्ली मिली कि ईवीएम और वीवीपीएटी मैनुअल ऐसी स्थिति से निपटता है और प्रोटोकॉल को कम करता है जिसका पालन किया जाना चाहिए। 

ईवीएम मामले में सुप्रीम कोर्ट का फै सला विपक्ष के  लिए करारा तमाचा, मोदी ने मांगी माफी    
बिहार में एक रैली में पीएम मोदी ने ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के  फै सले का स्वागत किया। 
 प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस, आरजेडी और अन्य भारतीय ब्लॉक सत्ता में थे, तब बूथ कै प्चरिंग के  जरिए गरीब, पिछड़े वर्ग, दलितों को उनके  वोट से वंचित किया
जाता था। कांग्रेस ने कहा कि वीवीपैट के  अधिक इस्तेमाल के  लिए अभियान जारी रहेगा। 

कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि जनता का विश्वास बढ़ाने के  लिए वीवीपैट के  अधिक इस्तेमाल के  लिए उनका अभियान जारी रहेगा।    

न्यायालय को निहित स्वार्थी समूहों के  प्रयासों को शुरू में ही रोकना चाहिए: न्यायमूर्ति दत्ता    
सर्वोच्च न्यायालय के  न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने ईवीएम पर अपनी अलग राय में कहा कि संवैधानिक न्यायालयों को राष्ट्र की उपलब्धियों को कमजोर करने के
लिए कु छ निहित स्वार्थी समूहों के  बीच तेजी से विकसित हो रही प्रवृत्ति को शुरू में ही रोकना चाहिए।
 न्यायाधीश याचिकाकर्ता के  इस सुझाव पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि राष्ट्र को मतदान के  लिए पेपर बैलेट प्रणाली पर वापस लौटना चाहिए। 
न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, "आने वाले वर्षों में लोगों को के वल ईवीएम में सुधार या इससे भी बेहतर प्रणाली की उम्मीद होगी।".

14 राज्यों में 88 सीटों के  लिए दूसरे चरण में 61% मतदान हुआ     
88 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के  दूसरे चरण के  लिए मतदान शुक्रवार को काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा।
अनंतिम मतदाता मतदान 61% दर्ज किया गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में, मतदाता मतदान 69.44% दर्ज किया गया था।
सबसे अधिक मतदान प्रतिशत त्रिपुरा में दर्ज किया गया, जहाँ 79.66% मतदान हुआ।
सबसे कम मतदान उत्तर प्रदेश में 54.88%, के रल में 70.35% मतदान हुआ।
और कर्नाटक में 69.23% मतदान हुआ।
 के रल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की आठ-आठ सीटें, मध्य प्रदेश की छह सीटें, असम और
बिहार की पांच-पांच सीटें, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की तीन-तीन सीटें, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर की एक-एक सीट पर शुक्रवार को मतदान हुआ।
1.67 लाख मतदान कें द्रों पर 15.88 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कु ल 1202 लाख उम्मीदवार मैदान में थे।



विजयनगरम दुर्घटना के  दौरान लोको पायलटों ने क्रिके ट नहीं देखा था      
आंध्र प्रदेश के  विजयनगरम जिले में दो यात्री ट्रेनों की टक्कर की घटना की जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके  कि दुर्घटना के  समय किसी
एक ट्रेन के  लोको पायलट क्रिके ट देख रहे थे।
इस साल मार्च में कें द्रीय रेल मंत्री ने दावा किया था कि “लोको पायलट और सह पायलट दोनों ही चल रहे क्रिके ट मैच में व्यस्त थे।” रेलवे जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं
मिला है।

  Orchid Mall, Boring Road, (Opps.- A. N. College) Patna-800001     
2

       WORLD     
विश्व चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी के  बजाय भागीदार होना चाहिए, शी ने ब्लिंकन से कहा     

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को बीजिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन को प्रतिद्वंद्वी के  बजाय
भागीदार होना चाहिए और एक-दूसरे को परेशान करने के  बजाय एक-दूसरे की सफलता में मदद करनी चाहिए। 
चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति शी ने कहा कि वह अमेरिका की प्रगति देखकर खुश हैं और अमेरिका को चीन की प्रगति देखकर
खुश होना चाहिए। 
उन्होंने कहा कि चीन गैर गठबंधन के  लिए प्रतिबद्ध है और अमेरिका को छोटे गुट नहीं बनाने चाहिए। जबकि प्रत्येक पक्ष के  अपने मित्र और साझेदार हो सकते हैं,
लेकिन उसे दूसरे को निशाना नहीं बनाना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए या उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। 

सीबीआई ने संदेशखली में हथियारों का जखीरा जब्त किया      
सीबीआई ने शुक्रवार को संदेशखली में शाहजहां शेख के  परिसर में तलाशी के  दौरान हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा जब्त किया।
मार्च में हाईकोर्ट के  आदेश के  बाद सीबीआई ने संदेशखली मामले में जांच शुरू की थी।
शाहजहां शेख और उसके  साथियों पर जमीन हड़पने और महिलाओं से छेड़छाड़ करने का आरोप है।

अध्ययन कहता है कि भारत में बिजली उत्पादन के  लिए उपलब्ध सौर विकिरण में कमी      
आईएमडी के  वैज्ञानिकों द्वारा मौसम नामक वैज्ञानिक पत्रिका में किए गए विश्लेषण में कहा गया है कि भारत के  कई स्थानों पर सौर पैनल द्वारा बिजली में परिवर्तित
किए जा सकने वाले सौर विकिरण की मात्रा में “खतरनाक रूप से कमी” आ रही है।
एरोसोल लोड कण में वृद्धि – कार्बन उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन के  जलने और धूल, बादल छाने से निकलने वाले सूक्ष्म कण इसके  कारण माने जाते हैं।
एरोसोल सूर्य के  प्रकाश को अवशोषित करते हैं और सूर्य के  प्रकाश से इसे दूर कर देते हैं।
 सौर विकिरण में कमी की भरपाई सौर पैनलों की संख्या बढ़ाकर की जा सकती है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना बनाई
है। इसका मतलब है कि सौर पैनलों के  माध्यम से कम से कम 280 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी।

गो फर्स्ट बेड़े का लाइसेंस रद्द करें: डीजीसीए से हाईकोर्ट      
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) को गो फर्स्ट बेड़े का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने डीजीसीए को भारत से सभी
54 विमानों के  निर्यात की सुविधा प्रदान करने और निर्यात प्रमाणपत्र प्रदान करने का भी निर्देश दिया।
 गो फर्स्ट ने मई 2023 में राष्ट्रीय कं पनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में दिवालियापन के  लिए आवेदन किया था। एनसीएलटी ने पट्टेदारों को गो फर्स्ट के
खिलाफ कोई भी प्रतिकू ल कार्रवाई करने से रोक दिया था। 
इसके  बाद 14 पट्टेदार एनसीएलटी के  आदेशों के  खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। एनसीएलटी गो फर्स्ट के  लिए बोलियां खोजने की कोशिश कर रहा है।

अमेरिका में कई विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीनी समर्थक छात्रों ने प्रदर्शन किया।     
कोलंबिया विश्वविद्यालय, कै लिफोर्निया उन प्रमुख विश्वविद्यालयों में से थे जहाँ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इंडियाना, ओहियो विश्वविद्यालयों में भी विरोध प्रदर्शन की खबरें
आईं। 
देश भर के  विश्वविद्यालयों में प्रदर्शनकारी स्कू लों से इजरायल के  साथ वित्तीय संबंध खत्म करने और उन कं पनियों से अलग होने की मांग कर रहे हैं जिनके  बारे में उनका
कहना है कि वे संघर्ष को बढ़ावा दे रही हैं। गाजा में 37 मिलियन टन मलबा साफ करने में एक साल लग सकता है: संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र माइन एक्शन सर्विस (यूएनएमएएस) के  एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि इजरायली आक्रमण समाप्त होने के  बाद गाजा से करीब 37 मिलियन
टन मलबा हटाना होगा।
यूएनएमएएस ने कहा कि अगर 100 ट्रकों का इस्तेमाल किया जाए तो मलबा हटाने में 14 साल लग जाएंगे।

श्रीलंका ने अपना सफे द हाथी हवाई अड्डा पट्टे पर दिया     
श्रीलंका ने शुक्रवार को कहा कि उसने चीनी ऋण से निर्मित मट्टाला राजपालशा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक विदेशी संयुक्त उद्यम को पट्टे पर दे दिया है।
यह हवाई अड्डा भारत की सूर्या एयरोनॉटिक्स और रूस की हवाई अड्डा क्षेत्र प्रबंधन कं पनी के  संयुक्त उद्यम को 30 साल के  पट्टे पर दिया गया है। ऐसा घाटे में चल रही
संपत्तियों को बेचने के  लिए किया गया है। 
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 संपादकीय             

युद्धों के  लिए सहायता।.     
यूक्रे न, इजरायल की जीत, बिडेन को सहायता पैके ज के  लिए द्विदलीय समर्थन मिला
संपादकीय यूक्रे न और इजरायल को सहायता से संबंधित अमेरिकी सीनेट द्वारा हाल ही में पारित विधेयक के  बारे में है।
यह विधेयक राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा हस्ताक्षरित होने के  लिए लंबित है।
अमेरिकी सीनेट ने यूक्रे न, इजरायल और ताइवान को 95 बिलियन डॉलर की सहायता पैके ज पारित किया।
यूक्रे न की सहायता 61 बिलियन डॉलर है। इजरायल के  लिए 26 बिलियन डॉलर, ताइवान और इंडो पैसिफिक के  लिए 8 बिलियन डॉलर और टिक टॉक से संबंधित
एक विधेयक।
बिल का पारित होना मुश्किल हो सकता है क्योंकि रिपब्लिकन यूनाइटेड इसके  खिलाफ है।
रिपब्लिकन ऐसे सहायता पैके जों के  पक्ष में नहीं हैं। यह इस तरह का आखिरी सहायता पैके ज हो सकता है क्योंकि अगर ट्रम्प सत्ता में आते हैं तो इस बात की अच्छी
संभावना है कि वे इस तरह के  सहायता पैके ज नहीं लाएंगे।   


